अब करना क्या है
WHAT IS TO BE DONE?
1. 30 से 40 साल पुराने शहरी बिकास कानून को नए सिरे से बनाना होगा. 1996 UDPFI मार्गनिर्देशों के अनुसार सारे कानून सूचित करने होंगे, सितम्बर 2004 तक संशोधित.
1. 30 to 40 years old town planning act will have to be re-written. All the laws will have to be notified in accordance with 1996 UDPFI (Urban Development Plan Formulation and Implementation Guidelines) updated September 2004.  

2. नगरपालिका को नौकरशाह के काम की निरीक्षण का हक देना होगा. चाहे वह आईएएस है एचसीएस है या बीडीओ, उसके काम की निरीक्षण करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ नगरपालिका का ही होगा. 
2. Be it IAS, HCS or BDO, Municipality shall alone have the prerogative of supervision of the bureaucracy. 

3.  मुहल्ला सभा और क्षेत्रीय सभा - इन दोनों को मुहल्ला योजना व क्षेत्रीय योजना को अन्तिम रूप देने का पूरा अधिकार होगा. जिस स्तर की योजना नगरपालिका में बने - उसकी एक स्तर नीचे सम्मति ली जाए.

3. Ward Sabha and Area Sabha shall only give final shape to the Ward Plan and Area Plan. Referendum shall be taken one level below the level at which any Plan is finalized in the Municipality.

4. HUDA, HSIIDC, HUIDB आदि अधिनियम इस प्रकार संशोधित हों कि नगर के महकमे नगरपालिका और सिर्फ नगरपालिका की निरीक्षण में ही प्रवर्तन करें.

4. HUDA, HSIIDC, HUIDB etc Acts be revamped so that all departments of the Municipality operate only and only under the supervision of the Municipality.

5. राजकोष नगरपालिका और सिर्फ नगरपालिका की निरीक्षण में ही प्रवर्तन करे.

5. Treasury shall operate only and only under the supervision of the Municipality.

6. नगर-विषयक पुलिस नगरपालिका और सिर्फ नगरपालिका की निरीक्षण में ही प्रवर्तन करे.
6. Civic policing shall operate only and only under the supervision of the Municipality.

7. नगरपालिका स्थानीय बस सेवा नगरपालिका और सिर्फ नगरपालिका की निरीक्षण में ही प्रवर्तन करे.

7. Municipality local bus services shall operate only and only under the supervision of the Municipality.

8. बिजली पानी सीवर आदि सेवाएँ, क्षेत्राधिकार-सीमा तक सिर्फ और सिर्फ नगरपालिका की निरीक्षण में ही प्रवर्तन करें.

8. Electricity, water, sewerage etc services shall operate only and only under the supervision of the Municipality within its jurisdictional limits. 
(वर्तमान मुख्य मंत्री हरियाणा का लोक सभा में 2 दिसम्बर 1992 का निष्कर्ष भाषण नीचे)  
(See extract speech of present CM Haryana in Lok Sabha on 2 December 1992)
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श्री भूपेन्दर सिंह हुड्डा संसद में 73CAA और 74CAA के पारित करने से पहले 2 दिसम्बर 1992

Shri Bhupender Singh Hooda at Debate in Parliament prior to passage of 73CAA and 74CAA   2 December 1992

श्री भूपेन्दर सिंह हुड्डा (रोहतक): श्री उपाध्यक्ष, महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ. यह विधेयक 45 साल पहले लाया जाना चाहिए था, अब यह गांधीजी का सपना साकार होने जा रहा है. मुझे नहीं लगता है कि जो इस विधेयक में  प्रस्तुत किया गया है, पूरी तरह से पंचायती राज या ग्राम स्वराज्य को लागू करने के लिए प्रभावी होगा.
SHRI BHUPINDER SINGH HOODA (Rohtak): Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support this Bill. This Bill should have been brought 45 years ago, but now it is going to realise the dream of Gandhiji. I don't think that the form in which this Bill has been presented, would be effective to implement Panchayati Raj or Gram Swarajya completely. 

हालांकि, यह उस दिशा की ओर एक पहला कदम है. 40 वर्ष की अवधि के बाद श्री राजीव गांधी ने ग्राम स्वराज्य और महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए सोचा था. अब यह सपना साकार होने जा रहा है. कैसे पंचायतों को बनाना और क्या पद होने चाहिएँ इस विधेयक में शामिल हैं. जब संविधान सभा में संविधान के मसौदे पर विचार कर रहा था, ग्राम स्वराज्य का एक संदर्भ नहीं था. जब मैंने मसौदा समिति की कार्यवाही पढ़ी, मुझे लगा कि केवल एक ही सदस्य श्री मुंशी जो अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में रहे, वहाँ संविधान सभा में थे. जब मसौदा संविधान, संविधान सभा में पेश किया गया था वरिष्ठ माननीय सदस्य वहाँ संविधान सभा में थे, श्री HV Kamath, Rangaji, Shibban Lal Saxena और मेरे पिता Ch. Ranbir Singh. वे सब के सब माननीय सहित नारायण सिंह और रणबीर सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और उस के बाद ही, यह निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया था. मैं रोहतक में पंचायत समिति अध्यक्ष था. इस तरह, मुझे लगता है कि हरियाणा में मध्यवर्ती स्तर पे पंचायत समिति केवल प्रणाली है, हालांकि इस विधेयक को आज प्रस्तुत किया जा रहा है. अध्यक्ष का पर्यवेक्षी अधिकार नहीं है. जब तक कि वहाँ के काम का निरीक्षण अध्यक्ष द्वारा नहीं किया जाता है, सिर्फ एक संस्था होने का कोई अर्थ नहीं है. जैसे श्री मणि शंकर अय्यर पहले ही कह चुके हैं, सभी स्तरों का प्रत्यक्ष चुनाव चाहिए, चाहे वह है पंचायत समिति, पंचायत या जिला परिषद. अच्छी नीतियाँ हमारे देश में तैयार की गई हैं, और इस संबंध में श्री राजीव गांधी के योगदान का भी विचार किया गया है. 

However, it is a first step towards that direction. It was after the period of 40 years that Shri Rajiv Gandhi thought of bringing about Gram Swarajya' and to realise the dream of Mahatma Gandhi and now it is being realised. How to form Panchayats and what should be its term have been included in this Bill. When the Constituent Assembly was considering the Draft Constitution, it did not even make a reference to it. When I read the proceedings of Drafting Committee, I found that only a single Member Shri Munshi who had got the opportunity to live in rural areas, was there in the Constituent Assembly. When the Draft Constitution was introduced in the Constituent Assembly, a number of senior hon. Member were there in the Constituent Assembly, a number of senior hon. Members were there in the Constituent Assembly including Shri H.V. Kamath, Rangaji, Shibban Lal Saxena and my father Ch. Ranbir Singh. All of them including hon. Narayan Singh and Ranbir Singh expressed their reactions to it. And only after that, it was included in the Directive Principles. I have been the Chairman of Panchayat samiti in Rohtak. As per my experience as such, I may say that it was the only system existed at intermediate level in Haryana though the Bill is being presented today. The Chairman has no supervisory powers. So, merely having an institution is of no meaning unless the work accomplished there is supervised by Chairman. As Shri Mani Shankar Aiyar has already pointed out that of all levels direct election is a must whether it is Panchayat Samiti.Panchayat or Zila Parishad. Good polices have been formulated in our country and the contribution of Shri Rajiv Gandhi too has been considered in this respect. 

लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कुल राशि का केवल 15 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचता है. क्या कारण है? कारण है, इन मामलों में नौकरशाही की पूरी पकड़. जब तक विकास में नौकरशाही का हस्तक्षेप गांव स्तर पर हटा नहीं दिया जाता है, इस स्थिति को बदला नहीं जा सकता. केवल आईएएस अधिकारी ही नौकरशाह के रूप में व्यक्ति नहीं है, बल्कि ग्राम सेवक या सचिव, जो पंचायत का सारा काम करता है वह भी नौकरशाह है. प्रधान ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है. किसी भी निर्वाचित व्यक्ति को ऐसे मूल्यांकन की समीक्षा का अधिकार है, न ही निर्वाचित व्यक्ति वर्ष भर मूल्यांकन करता है. पंचायत समिति, जो मध्यवर्ती स्तर के रूप में कहा जाता है, के अध्यक्ष की कोई भी ताकत के रूप में वह ग्राम सेवक या सचिव की रिपोर्ट लिख नहीं सकता है, और न ही जिला परिषद में किसी को भी बीडीओ की समीक्षा करने का अधिकार दिया गया है. 
But he also admitted that only 15 percent of the total funds reaches the rural areas. What is the reason? Complete hold of bureaucracy in these matters is the reasons. The situation cannot be changed unless the interference of bureaucracy in the development works at village level is removed. An IAS officer is not the only person to be considered as bureaucrat, rather the functionary like Gram Sewak or secretary, who looks after the entire work of Panchayat is also bureaucrat. The Pradhan of Gram Sabha or the gram Panchayat has got no control over them. He does not put up any appraisal through out the year nor any elected person is the reviewing authority of such appraisals. The Chairman of the Panchayat Samiti, which is called as intermediate level, has got no power as he does not write his report nor BDO has any reviewing authority in Zila Parishad.

मेरे अपने अनुभव से एक घटना वर्णन: पहले दिन, जब मैं पंचायत समिति की बैठक में शामिल होने के लिए गया था, मैं कार्यालय समय 9.00 से पहले पहुँचा था. वहाँ लेखाकार आदि सहित कुछ कर्मचारी सही समय में उपस्थित थे. लेकिन मैंने 5-6 कर्मचारियों को अनुपस्थित पाया. जब मैंने उन्हें उनका अनुपस्थित चिह्नि लगाया, बीडीओ ने आपत्ति की. बीडीओ से मैंने कहा जब अध्यक्ष मैं हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, बीडीओ ने कहा, कोई अधिकार नहीं है. अगर अध्यक्ष को जाँच करने के लिए कोई अधिकार नहीं है, अध्यक्ष कर्मचारियों द्वारा काम कैसे पाए? विकास के लिए सरकार द्वारा आवंटित धन का उपयोग करना कैसे संभव हो जाएगा. 

I narrate an incidence from my own experience. First day, when I went to join the meeting of Panchayat Samiti, I was well in time and the office time was from 9.00 a.m. There were some employees including accountants etc. who were also supposed to be present there in time. But I found 5-6 employees absent. When I marked them absent, the BDO objected to it. I told him that since I was supervisor, I could do it, he said that I had no authority to do that. How is it possible to get work done by the employees if the supervisor has no authority to check them? How will it be possible to utilize funds for development works allocated by the Government for the purpose. 

(निष्कर्ष अंत - महत्वपूर्ण त्रुटिपूर्ण व कमज़ोरियाँ शेष भाग में)
(Extract Ends Here – Rest of speech details how this Act is deficient in many vital aspects)
